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2001- 
Jh lhñ ,eñ jes'k% 
D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd
¼d½ 
D;k ljdkj dks 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa dh n;uh; foÙkh; fLFkfr dh tkudkjh gS( vkSj

¼[k½ 
;fn gka] rks D;k ljdkj dk 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa dh foÙkh; fLFkfr esa lqèkkj ykus gsrq dksbZ mipkjkRed mik; fd, tkus dk fopkj gS\
उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सौगत राय)
(क)और(ख): जी, हां। सरकार, शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी स्‍थानीय निकायों को सक्षम बनाने हेतु संसाधन जुटाव के सुदृढ़ीकरण के महत्‍व को समझती है। इस उद्देश्‍य के लिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसरण में संपत्ति कर सुधार, स्‍टाम्‍प शुल्‍क को युक्तिसंगत बनाने, दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली का कार्यान्‍वयन, ई-शासन, यथोचित प्रयोक्‍ता प्रभार लगाना, शहरी स्‍थानीय निकायों के सशक्तिकरण सहित शहरी क्षेत्र के सुधारों के कार्यान्‍वयन में सहायता प्रदान कर रही है तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्‍साहित कर रही है। सरकार 'करमुक्‍त म्‍यूनिसिपल बांडों एवं 'साझा वित्‍त विकास स्‍कीम' इत्‍यादि के जरिए शहरी अवस्‍थापना के वित्‍तपोषण के नवोन्‍मेशी माध्‍यमों का भी समर्थन कर रही है। 13 वें वित्‍त आयोग ने सिफारिश की है कि स्‍थानीय निकायों को अपने स्‍वयं के कर राजस्‍व एवं राज्‍य तथा केन्‍द्र सरकार से प्राप्‍त अन्‍य सहायता के अलावा वर्तमान से पर्याप्‍त रूप से अधिक स्‍तर पर राजस्‍व के पूर्वानुमेय एवं निरंतर स्‍त्रोत के जरिए सहायता प्रदान किए जाने की आवश्‍यकता है। इसने शहरी स्‍थानीय निकायों के लिए 2010-15 के विभाज्‍य पूल का 1.93 प्रतिशत आबंटन करने की सिफारिश की है जिसे सरकार द्वारा स्‍वीकार कर लिया गया है।
******
